भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2139
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
जानबूझकर बैंकों का बकाया न चुकाने वाले चूककर्त्ता
2139.
श्री संजय राउतः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या आल इंडिया बैंक ऑफिसर कानफिडरेशन ने सरकार से जानबूझ कर बैंकों का बकाया न चुकाने वाले सभी बैंकों के चूककर्ताओं के नाम प्रकाशित करने का निवेदन किया है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
क्या ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कानफिडरेशन (एआईबीओसी) ने प्रवासन निकासी के लिए चूककर्ता कंपनियों के निदेशकों के पासपोर्ट को जब्त करने के लिए गृह मंत्रालय को लिखने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है ताकि वे देश छोड़कर भाग न सकें; और
(घ)
यदि हां, तो अनुमति कब तक मिलेगी और जानबूझ कर चूक करने वाले चूककर्ताओं की सूची कब तक प्रकाशित होगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (घ): बैंकों के इरादतन चूककर्ताओं के नाम प्रकाशित करने के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि एआईबीओसी से पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं का जिक्र किया गया था तथा अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेट बैंक चूककर्ताओं के नाम प्रकाशित करने का एक सुझाव दिया गया था जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु भारतीय बैंक संघ को भेजा गया था। इस संबंध में, यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि 25 लाख रुपए तथा उससे अधिक के वाद दायर इरादतन चूककर्ताओं की सूची ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि 25 लाख रुपए तथा उससे अधिक के गैर-वाद दायर इरादतन चूककर्ताओं की सूची गोपनीय स्वरूप की है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. के अंतर्गत प्रकट करने से छूट दी गई है। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि उधारदात्री संस्था केवल ऐसे उधारकर्ताओं की फोटो प्रकाशित करने पर विचार कर सकती है, जिन्हें आरबीआई के अनुदेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है। इसके लिए उधारदात्री संस्थाएं अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक नीति तैयार कर सकती हैं, जिसमें स्पष्ट मानदण्ड निर्धारित किए जाएं जिसके आधार पर उनके द्वारा उपर्युक्त पैरा में कवर किए गए व्यक्तियों की फोटो प्रकाशित करने का निर्णय लिया जाएगा ताकि यह पद्धति न तो दोषपूर्ण और न ही असंगत हो।
चूककर्ता कंपनियों के बचने की रोकथाम के संबंध में गृह मंत्रालय को अनुरोध के संबंध में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऐसी कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने आगे बताया है कि सरकार ने लुक-आऊट सर्कुलर (एलओसी) दिशानिर्देश संशोधित किए हैं तथा अब एलओसी किसी ऐसे अधिकारी जो कि किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी से कम स्तर का न हो से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत भी खोला/शुरु किया जा सकता है।
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